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सं ० प्रो ०वि ०/ एफ.डी ,/ 121-87/ 38704.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० फरीदाबाद गैस गेजेटस 
प्रा . लि ., प्लाट नं 0 137, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री विष्णु देव , पुत्र श्री श्री , किसुन मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29 , 
शाहीद चौक , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियागा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 74 के प्रवीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्गय एवं पंवाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री विष्णु देव की सेवा समाप्त / छंटनी न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


-- 


दिनांक 30 सितम्बर, 1987 
सं ० ओ ० वि ०/ गुड़गांव 234-87 / 38711.-- चूंकि हरियागा के राज्यपाल को राय है कि मैं , इण्डो खोस टाईम लिं ०, 
गुड़गांव, के श्रमिक श्री सोहन सिंह बाजवा, पुत्र श्री सून्दर सिंह , मार्फन राव , पृथ्वी सिंह यादव , लेबर ला एडवाईजर शान्ति 

नजदीक नैशनल हाई वे नं 0 8 , गुड़गांव तथा प्रवन्त्रकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरिया गा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनि गप हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नोवे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उस प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है अथवा विवाद से सुसंगत वा सम्बन्धित मामला है यानिर्गय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते है : -- 

क्या श्री सोहन सिंह बाजवा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , जो वह किस राहत 

का हकदार है ? 
सं ० प्रो . वि . गुड़गांव 235.37 33113. - कि हरियाणा के राज्यपाल को राव है कि मैं• इण्डों स्वीस टाईम 
लि ०, गुड़गांव , के श्रपिक श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री मान सिंह, गांव मुनिमार, डा ० बादली , जिला रोहाक तया प्रबन्धकों 
के मध्य इम में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरिया गा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नोचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक क बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है अथवा विवाद में सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं : 

क्या श्री सुरेश कुमार की सेवा समात की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर हो कर लियन खोया है ? इस बिन्दु 

पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो ० वि ० /एफ.डी./ 24-87/ 38726.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज , 
5/136, नेशन हट 5 एन . आई. टी ., फरीदाबाद के श्रमिक श्री बाबा दित्ता सनी मार्फत एटक आफिस , मार्किट नं ० 1, 
एन.माई. टी ., फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिजिन मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिकं अधिकरण 

फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 


.. 


.. 


... 


हरियाणा , 


क्या श्री बाबा दिता सैनी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


